भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-1905
(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद, 1935 (शक) को दिया जाने वाला है)
विभिन्न मंत्रालयों के बजट आबंटन में कमी किया जाना

1905. श्री जगत प्रकाश नड्डा: 

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्री ने बजट घाटे को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बजटीय आबंटन को 70,000.00 करोड़ रुपए कम करने का लक्ष्य दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा संसाधन जुटाने के लिए कुछ सार्वजनि क क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश किया जा रहा है;
(घ) यदि हां, तो विनिवेश किये जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थिति क्या है; और 
(ड.) सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की कीमत पर एयर इंडिया को संकट से उबारने के लिए पैकेज दिए जाने के क्या कारण हैं?
	उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
		
(क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
(ग) जी, हां।
(घ) चालू वर्ष में, सरकार ने अभी तक निन्नलिखित सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश का अनुमोदन किया हैः-

	क्रम सं.
	सरकारी क्षेत्र उपक्रम का नाम
	विनिवेश का %

	1.
	एम.एम.टी.सी लिमि.
	9.33%

	2.
	हिंदुस्तान कॉपर लिमि.
	4.01%

	3.
	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमि.
	3.56%

	4.
	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमि.
	7.64%

	5.
	राज्य व्यापार निगम लिमि.
	1.02%

	6.
	भारत पर्यटन विकास लिमि.
	5.00%

	7.
	इंजीनियर्स इंडिया लिमि.
	10.00%

	8.
	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि.
	10.00%

	9.
	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमि.
	10.00%

	10.
	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि.
	5.00%

	11.
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि.
	10.00%



(ड.) एयर इंडिया को इक्विटी अंतः-प्रवाह के रूप में दिया गया बेल आउट पैकेज कंपनी की वित्तीय पुनर्संरचना/आयोजना में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए है। तथापि, इससे सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों के तहत व्यय में कमी नहीं आती जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैः

								(करोड़ रुपए)
	विवरण
	वास्तविक 2011-12
	संशोधित 2012-13
	बजट 2013-14

	आयोजना
	129609
	149378
	190575

	आयोजना-भिन्न
	19444
	21304
	23114

	कुल
	149053
	170682
	213689



******




